भारत सरकार

उपभोक्‍ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक                 राज्‍य सभा     
वितरण मंत्रालय (उपभोक्‍ता मामले विभाग)       तारांकित प्रश्‍न संख्‍या *189.
जिसका उत्‍तर सोमवार 5 दिसम्‍बर, 2011 को दिया जाएगा

आवश्‍यक वस्‍तुओं के मूल्‍य
*189. प्रो0 अनिल कुमार साहनी:

   क्‍या उपभोक्‍ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क): क्‍या पिछले वर्ष की तुलना में आवश्‍यक वस्‍तुओं के मूल्‍यों में वृद्धि होने की प्रवृत्ति दिखाई दी है;
(ख): क्‍या मूल्‍य निगरानी प्रकोष्‍ठ विभिन्‍न स्रोतों से प्रमुख वस्‍तुओं के मूल्‍यों की प्रवृत्ति का अध्‍ययन और विश्‍लेषण करता है और एकत्र की गई जानकारी और प्रास्थिति प्रतिवेदन सचिव समिति (सी.ओ.एस.) और मूल्‍यों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति (सी.सी.पी.) के समक्ष रखा जाता है;
(ग): क्‍या सरकार द्वारा ये सभी उपाय किए जाने के बावजूद, अधिकांश आवश्‍यक वस्‍तुओं के मूल्‍यों में गिरावट की प्रवृत्ति दिखाई नहीं दी है; और  
(घ): यदि हां, तो आवश्‍यक वस्‍तुओं के मूल्‍यों को नियंत्रित करने के लिए क्‍या-क्‍या उपाय किए गए हैं?
उत्‍तर
उपभोक्‍ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार)

(प्रो0 के0 वी0 थॉमस)
(क) से (घ): एक विवरण सभा-पटल पर रखा गया है। 
- - - - -
आवश्‍यक वस्‍तुओं के मूल्‍य के संबंध में राज्‍य सभा के दिनांक 5 दिसम्‍बर,2011 के तारांकित प्रश्‍न संख्‍या 189. के भाग (क) से (घ) के उत्‍तर में उल्‍लिखित विवरण 
(क): मुद्रास्‍फीति की दर, जो वर्ष के दौरान थोक मूल्‍य सूचकांक में परिवर्तन के प्रतिशत को दिखाती है, में कमी का रुझान देखा गया है। संयुक्‍त खाद्य वस्‍तुओं (प्राथमिक और विनिर्मित) की मुद्रास्‍फीति की दर फरवरी,2010 के अपने 20.22% के उच्‍चतम स्‍तर से धीरे-धीरे घटकर फरवरी,2011 में 6.77% हो गई। जनवरी,2011, जब संयुक्‍त खाद्य वस्‍तुओं के लिए मुद्रास्‍फीति की दर 10.28% थी, को छोड़कर, यह दर नवम्‍बर,2010 से एक अंक में ही रही। अक्‍तूबर,2011 के लिए यह 9.91% थी। गेहूं, तूर, उड़द, मूंग, मसूर और प्‍याज की मुद्रास्‍फीति की दर अक्‍तूबर,2011 के लिए ऋणात्‍मक रही, जो यह दर्शाती है कि इन वस्‍तुओं के मूल्‍य गत वर्ष के तदनुरूपी माह के दौरान प्रचलित मूल्‍यों से कम है।
(ख): जी हां। 
(ग): दालों और खाद्य तेलों के मूल्‍य अंतर्राष्‍ट्रीय मूल्‍यों में उतार-चढ़ाव से प्रभावित होते हैं। इसके अलावा, आय में वृद्धि और आहार संबंधी पद्धतियों में परिवर्तनों के कारण,  दालों, सब्जियों और दूध जैसी कुछ प्रोटीन-युक्‍त खाद्य वस्‍तुओं की मांग में वृद्धि हो रही है। मौसमी कारकों के अलावा, मौसम के कारण भी कुछ सब्जियों के मूल्‍यों में वृद्धि होती है। 
(घ): आवश्‍यक वस्‍तुओं के मूल्‍यों में स्थिरता लाने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय अनुलग्‍नक-I में दिए गए हैं। 
- - - - -

अनुलग्‍नक- I
आवश्‍यक वस्‍तुओं के मूल्‍य के संबंध में राज्‍य सभा के दिनांक 5 दिसम्‍बर,2011 के तारांकित प्रश्‍न संख्‍या 189. के भाग (घ) के उत्‍तर में उल्‍लिखित विवरण 
आवश्‍यक वस्‍तुओं के मूल्‍यों में वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए व्‍यापक कदम निम्‍नानुसार  हैं:

1. राजकोषीय उपाय
(i) चावल, गेहूं, चीनी, प्‍याज और दालों, खाद्य तेलों (कच्‍चा) के लिए आयात शुल्‍क को घटाकर शून्‍य किया गया है। रिफाइण्‍ड और हाइड्रोजनीकृत तेलों तथा वनस्‍पति तेलों पर आयात शुल्‍क को घटाकर 7.5% किया गया। 
(ii) एन डी डी बी को शुल्‍क दर कोटे के तहत शून्‍य शुल्‍क पर 50000 टन स्किम्‍ड मिल्‍क पाउडर और होल मिल्‍क पाउडर तथा 15000 मीट्रिक टन बटर ऑयल और एनहाइड्रस मिल्‍क फैट के आयात की अनुमति दी गई है।

2.  प्रशासनिक उपाय 
(i) सभी प्रकार की आयातित कच्‍ची चीनी और सफेद/रिफाइंड चीनी के संबंध में लेवी की अनिवार्यता को हटा दिया गया।  
(ii) खाद्य तेलों (नारियल तेल और वन आधारित तेल को छोड़कर) और दालों (काबुली चना और जैविक दलहन के अधिकतम 10,000 टन प्रति वर्ष को छोड़कर) के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया।
(iii) खाद्य तेलों के 5 कि.ग्रा. ब्राण्‍डेड उपभोक्‍ता पैकों में निर्यात की अनुमति दी गई जिसकी अधिकतम सीमा 10,000 टन प्रति वर्ष होगी। 
(iv) मिल्‍क पाउडर (जिसमें स्किम्‍ड मिल्‍क पाउडर, होल मिल्‍क पाउडर, डेयरी वाइटनर और शिशु दुग्‍ध आहार सम्मिलित है), केसीन और केसीन उत्‍पादों के निर्यात पर रोक लगाई है।  
(v) खाद्य तेलों के शुल्‍क दर मूल्‍यों में कोई परिवर्तन नहीं। 
(vi) प्‍याज (सभी किस्‍में) के निर्यात पर 9.9.2011 से रोक लगा दी गई और 20 सितम्‍बर,2011 से हटा दी गई। 
(vii) वायदा बाजार आयोग द्वारा उड़द और तूर के भावी सौदा व्‍यापार को निलंबित किया गया। 
(viii) वर्ष 2010-11 के चीनी मौसम के लिए चीनी उत्‍पादन से लेवी चीनी के अनुपात की अनिवार्यता को 20 से घटाकर 10% कर दिया गया है। 
(ix) दालों, खाद्य तेल, खाद्य तिलहन, धान, चावल और चीनी जैसी चुनिंदा आवश्‍यक वस्‍तुओं के मामले में जमाखोरी को रोकने एवं मूल्‍य वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए समय-समय पर स्‍टॉक सीमा आदेशों को लागू किया गया। 
3. जनसंख्‍या के कमजोर वर्गों की सुरक्षा के लिए :- 
(i) वर्ष 2002 से चावल (गरीबी रेखा से नीचे के लिए 5.65 रुपए प्रति कि.ग्रा. और अंत्‍योदय अन्‍न योजना के लिए 3 रुपए प्रति कि.ग्रा.) और गेहूं (गरीबी रेखा से नीचे के लिए 4.15 रुपए प्रति कि.ग्रा. और अंत्‍योदय अन्‍न योजना के लिए 2 रुपए प्रति कि.ग्रा.) के लिए केंद्रीय निर्गम मूल्‍य को कायम रखा गया। 
(ii) राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्रों के माध्‍यम से गरीबी रेखा से नीचे के परि‍वारों को 1 कि‍.ग्रा. प्रति‍माह की दर पर 10 रुपए, प्रति कि.ग्रा. की सब्‍सि‍डी के साथ सब्‍सि‍डीकृत आयाति‍त दालों के वि‍तरण की स्‍कीम को लागू किया गया। इस स्‍कीम को 30.09.2012 तक की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है।
(iii) राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्रों के माध्‍यम से राशन कार्ड धारकों को 1 लीटर प्रति‍ राशन कार्ड की दर पर प्रति‍माह 15रु. प्रति‍ कि‍.ग्रा. की सब्‍सि‍डी के साथ सब्‍सि‍डीकृत आयाति‍त खाद्य तेलों के वि‍तरण की स्‍कीम को बढ़ा दिया गया। स्‍कीम 31.03.2012 तक लागू रहेगी।  
(iv) जनवरी,2011 से सितम्‍बर,2011 की अवधि के दौरान ओ एम एस एस (डी),2011 के अंतर्गत 25 लाख टन गेहूं और 10 लाख टन चावल आबंटित किया गया। 
(v) सभी राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों को 6.1.2011 से 30.9.2011 तक के दौरान गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए वितरण हेतु 25 लाख टन खाद्यान्‍न का आबंटन गरीबी रेखा से नीचे निर्गत मूल्‍यों पर किया गया है।
(vi) 50 लाख टन खाद्यान्‍न का आबंटन 16 मई,2011 को सभी राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों को गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए मार्च,2012 तक वितरण हेतु गरीबी रेखा से नीचे निर्गत के मूल्‍यों पर किया गया है। 
(vii) सभी राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों को 6 जनवरी,2011 को गरीबी रेखा से ऊपर के परि‍वारों को 30.9.2011 तक वि‍तरण हेतु 25 लाख टन के खाद्यान्‍न का एक अति‍रि‍क्‍त तदर्थ आबंटन कि‍या गया जि‍समें 8.45  रुपए प्रति‍ कि‍.ग्रा. की दर से गेहूं और 11.85  रुपए प्रति‍ कि‍.ग्रा. की दर से चावल दि‍‍या गया।
(viii) इसके अतिरिक्‍त, सभी राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों को गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए दिनांक 30 जून,2011 को 50 लाख टन खाद्यान्‍न का तदर्थ आबंटन किया गया जिससे 20 राज्‍यों में मासिक ए पी एल आबंटन 15 कि.ग्रा. प्रतिमाह, प्रति परिवार और पूर्वोत्‍तर के चार राज्‍यों, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश और उत्‍तराखण्‍ड के दो पहाड़ी राज्‍यों में प्र‍ति परिवार, 35 कि.ग्रा. हो गया। इन राज्‍यों में यह जून, 2011 से मार्च,2012 के 10 महीनों की अवधि के लिए उस मात्रा से कम था।
(ix) माननीय उच्‍चतम न्‍यायालय के दिनांक 14 मई,2011 के आदेश के अनुसरण में 150 सबसे गरीब जिलों अथवा अत्‍यंत गरीब और समाज के कमजोर वर्गों को वितरण के लिए 50.00 लाख टन खाद्यान्‍न सुरक्षित रखने के निर्देशों और न्‍यायमूर्ति (सेवानिवृत्‍त) डी.पी वाधवा की अध्‍यक्षता में सार्वजनिक वितरण स्‍कीम संबंधी केंद्रीय सतर्कता समिति के सुझाव के अनुसरण में 13 राज्‍यों के 74 जिलों के लिए प्रारंभ में तीन महीनों के लिए जुलाई/अगस्‍त,2011 में अंत्‍योदय अन्‍न योजना/गरीबी रेखा से नीचे के मूल्‍यों पर लगभग 3.87 लाख टन खाद्यान्‍नों का अतिरिक्‍त आबंटन किया गया। 
- - - -
